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जिसका उत्तर 3-12-2012 को दिया जाना है

जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए निधियां

1062.
डॉ. टी. सुब्बारामी  रेडडी -

क्या  विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे  कि -

(क)
क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वैश्विक जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अधिकांश फर्मों के लिए अनुसंधान और विकास हेतु निधीयन निरंतर कम हो रहा है ;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग)
जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए और अधिक धनराशि का आबंटन और व्यय किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे  हैं? 

.

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री

( एस. जयपाल रेडडी )
(क)
जी, नहीं ।  बैटली मेमोरियल इन्सटीटयूट, यू.एस.ए (www.rdmag.com) द्वारा मुद्रित, आर एंड डी जर्नल 2012, में प्रकाशित वैश्विक विश्लेषण के अनुसार, उन क्षेत्रों  में जिनमें विशेष रूप से मूलभूत अनुसंधान की आवश्यकता है, ओपन नवाचार और ओपन स्रोत सूचना में पब्लिक कनवरजेंस और प्राईवेट लाईफ साईंस आर. एंड. डी के क्षेत्र में, आमतौर पर वैश्विक स्तर पर तथा विशेष रूप से जीवन विज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित कारणों से मंदी  आई - उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी और जो 2010-2012 के दौरान भी बनी रही ।
(ख)
जीवन विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न खण्ड शामिल हैं जैसे बड़े फार्मास्युटिकल निगम, बड़ी चिकित्सा उपकरण और औजार कंपनियां, और छोटे और मंझोले जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियां मुख्यतः मानव स्वास्थ्य देखभाल, पशु स्वास्थ्य और कृषि जैव विज्ञान के क्षेत्रों में कार्यरत हैं और अनेक ऐसी कंपनियां जो जीवन विज्ञान और जैवे-प्रौद्योगिकी के बहुमुखी क्षेत्रों में कार्यरत हों । वर्ष 2009, 2010 और 2011 में वैश्विक स्तर पर कुल औद्योगिक अनुसंधान और विकास व्यय क्रमशः 139.76 बिलियन अमरीकी डालर, 151.09 अमरीकी डालर और 150.53 बिलियन अमरीकी डालर  रहा । वर्ष 2012 के दौरान, यह आंकलन है कि यह व्यय लगभग 150.00 बिलियन अमरीकी डालर के आसपास रहेगा । भारत में जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और सहायता देने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है । अन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  के सहयोग को मिलाकर वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-2012 के दौरान अनुसंधान और विकास संबंधी व्यय क्रमशः 1131.00 करोड़  रुपए, 1146.00 करोड़ रुपए, 1457.00 करोड़ रुपए और 1755.61 करोड़ रुपए रहा ।

(ग) 
विभिन्न सार्वजनिक निजी भागीदारी स्कीमों के जरिए औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । प्रारंभिक स्तर पर अनुसंधान के वित्त पोषण के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की लघु उद्योग नवाचार अनुसंधान पहल (एस बी आई आर आई) स्कीम से कुल 316 करोड़ रुपए की लागत से एक सौ से अधिक लघु और मंझोले जैव-प्रौद्योगिकी उद्यमों को लाभ मिला है  जिसमें उद्योगों का अंशदान 48 प्रतिशत शामिल है । इसी प्रकार 2008-09 में प्रारंभ किए गए जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी) से कुल 132 करोड़ रुपए की लागत से फ्यूचरिस्टिक उच्च जोखिम प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में कार्यरत 61 कंपनियों को लाभ मिला  जिसमें उद्योगों का अंशदान 60 प्रतिशत शामिल है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रौद्योगिकी विभाग बोर्ड और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप (एनएमआईटीएलआई) स्कीम भी सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए जैव-प्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने में अंशदान करता है । सरकार जैव-प्रौद्योगिकी की क्षेत्र में उद्योग अनुसंधान और विकास व्यय के प्रति वचनबद्व है और हाल ही में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार गतिविधियों पर इस प्रकार के व्यय में पर्याप्त बढ़ोतरी के लिए विभिन्न मंचों और अकादमी- उद्योग इनक्यूवेटर्स के जरिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करके पहल की गई है ।
